एंबार्गो : 30 मई, 2006 को वाशिंगटन में प्रातः 5:00 बजे ईडीटी; लंदन में प्रातः 10:00 बजे; और टोक्यो में शाम 6:00 बजे के पहले प्रकाशित, प्रसारित या प्रेषित न करें।  
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पूंजी प्रवाह में रिकार्ड वृद्धि का प्रबंधन विकासशील देशों के लिए चुनौती पेश कर रहा है
वैश्विक विकास वित्त 2006 बेहतर नीतियों, व्यापार में वृद्धि और दक्षिण-दक्षिण प्रवाहों की चर्चा करती है, लेकिन बढ़ते भुगतान असंतुलनों और तेल की ऊंची कीमतों से उत्पन्न जोखिमों की चेतावनी भी देती है
टोक्यो, 30 मई, 2006 -- विश्व बैंक की वार्षिक 2006 वैश्विक विकास वित्त रिपोर्ट के अनुसार निजीकरणों, विलय और अधिग्रहणों, विदेशी ऋण पुनर्वित्तपोषण के साथ ही एशिया और लातिनी अमेरिका में स्थानीय-मुद्रा बांड बाज़ारों में निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी के कारण विकासशील देशों को निजी पूंजी का शुद्ध प्रवाह 2005 में बढ़कर 491 अरब डालर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर जा पहुंचा। तेजी से बढ़ते प्रवाह, जिनमें अन्य के साथ बैंकों द्वारा रिकॉर्ड पैमाने पर ऋण और बांड जारी करना शामिल है, ऐसे समय में हुए हैं जब पिछले वर्ष विकासशील विश्व में 6.4 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुई जो विकसित विश्व में 2.8 प्रतिशत वृद्धि के दोगुने से भी अधिक है।

 विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र के लिए उप अध्यक्ष फ्रांस्वा बूरगुइन्यों ने कहा, "पूंजी प्रवाहों में यह वृद्धि कई विकासशील देशों की आर्थिक संभावनाओं में बढ़े हुए विश्वास को प्रतिबिंबित करती है। वैश्विक बाजार की स्थितियों और निवेश के माहौल में सुधार से देशों को लाभ हो रहा है, जबकि वैश्विक पैमाने पर अधिक घनिष्ठ वित्तीय एकीकरण विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में नीतिनिर्माताओं के सामने आर्थिक वृद्धि और वित्तीय स्थिरता बनाए रख पाने की कठिन चुनौती पेश कर रहा है।"

विकासशील देशों को निजी पूंजी प्रवाहों में तीव्र वृद्धि तेल की ऊंची कीमतों, बढ़ती हुई वैश्विक ब्याज दरों और वैश्विक स्तर पर बढ़ते हुए भुगतान असंतुलनों के कारण होने वाली अनिश्चितताओं के बावजूद हुई है। वैश्विक स्तर पर नकदी की प्रचुरता, विकासशील देशों की साख की गुणवत्ता में निरंतर सुधार, धनी देशों में निवेश पर कम प्राप्तियां, और उभरते हुए बाजारों की परिसंपत्तियों में निवेशकों की दिलचस्पी के विस्तार के कारण विकासशील देशों को निजी ऋणों के प्रवाह में 192 अरब डालर की अनुमानित वृद्धि हुई, जो 2003 में 85 अरब डालर से बहुत अधिक है। कई विकासशील देशों के बांडों पर रिकॉर्ड कम प्रसार के साथ ही उनकी साख की रेटिंग उन्नत की गई है, जिससे वे 2005 में बांड निर्गमों से रिकॉर्ड 131 अरब डालर जुटा सके जो 2004 की 102 अरब डालर की संख्या से कहीं अधिक है। 

ये बढ़ोत्तरियां 2005 में निम्न एवं मध्य आय वाले देशों के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.4 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि को प्रतिबिंबित करती हैं जिसे चीन और भारत से उछाल मिला है जिनके उत्पादन में क्रमशः 9.9 और 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन दो देशों को छोड़कर, अन्य तेल आयातक विकासशील देशों में वृद्धि 4.3 प्रतिशत थी जो 2004 के 5.7 प्रतिशत से कम थी। वर्ष 2008 तक अफ्रीका, एशिया और पूर्वी यूरोप में वृद्धि दर पांच प्रतिशत से अधिक होने और लातिनी अमेरिका में करीब चार प्रतिशत रहने का अनुमान है।

रिपोर्ट का आर्थिक रूपरेखा वाला खंड तैयार करने वाली बैंक की 'वैश्विक प्रवृत्तियां' टीम के मैनेजर, हान्स टिमर ने कहा, "तेल की ऊंची कीमतों, ब्याज की ऊंची दरों और मुद्रास्फीति के बढ़ते दबावों के कारण अगले दो वर्षों में ज्यादातर विकासशील क्षेत्रों में वृद्धि पर अंकुश लग सकता है, लेकिन फिर भी आशा है कि इन क्षेत्रों का प्रदर्शन उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर रहेगा। हालांकि विकासशील देशों में चालू खाते का घाटा -- कुल मिलाकर -- लगभग संतुलित है, वहीं तेल आयातक देशों में घाटे काफी बढ़े हैं, जो कि तेल की ऊंची कीमतों और, कई मामलों में, ऐसी तीव्र वृद्धि को प्रतिबिंबित करते हैं जिसे जारी नहीं रखा जा सकता।"

पूंजी प्रवाहों में तीव्र वृद्धि विकासशील देशों के बीच बढ़ते व्यापार प्रवाहों और वित्तीय एकीकरण को भी प्रतिबिंबित करती है। दक्षिण-दक्षिण व्यापार 1995 में 222 अरब डालर से बढ़कर 2004 में 562 अरब डालर तक पहुंच गया, और 2004 में यह विकासशील देशों के कुल व्यापार का 26 प्रतिशत भाग था। दक्षिण-दक्षिण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी बढ़ोत्तरी हुई जो 1995 में 14 अरब डालर से बढ़कर 2003 में 47 अरब डालर तक पहुंच गया और 2003 में, यह विकासशील देशों के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 37 प्रतिशत था।

2006 वैश्विक विकास वित्त रिपोर्ट के मुख्य लेखक, मंसूर दाइलामी ने कहा, "हालांकि ये दक्षिण-दक्षिण प्रवाह कुल निजी प्रवाहों का तुलनात्मक रूप से छोटा हिस्सा हैं, लेकिन उनमें विकास वित्त की सूरत बदल डालने की क्षमता है, खासकर यदि विकासशील देशों में वृद्धि की दर विकसित देशों से आगे चलती रही। "


ज्यादातर दक्षिण-दक्षिण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मध्य-आय वाले देशों की फर्मों से शुरू होता है, और उसी क्षेत्र में निवेश किया जाता है, उदाहरण के लिए, रूस और हंगरी की फर्मों द्वारा पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया में निवेश करना, और दक्षिण अफ्रीका की कंपनियों द्वारा दक्षिणी अफ्रीका में अन्यत्र निवेश करना। लेकिन चीन का लगभग आधा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लातिनी अमेरिका में प्राकृतिक संसाधन परियोजनाओं में लगा।

वैश्विक विकास रिपोर्ट तैयार करने वाले बैंक के 'विकास संभावनाएं समूह' के निदेशक यूरी दादुश ने कहा, "एक ओर जहां इस अनुकूल वित्तीय प्रदर्शन को अच्छी नीतियों का समर्थन प्राप्त था, वहीं यह ऐसी अनुकूल बाह्य परिस्थितियों को भी दर्शाता है जिनके अब कमजोर पड़ने की संभावना है। कई विकासशील देशों के अतिरिक्त संसाधन और ऐसे अन्य उपधान समाप्त हो चुके हैं जो उन्हें तेजी से वृद्धि करने के साथ ही तेल की ऊंची कीमतों को झेल लेने में समर्थ बनाते थे। इसके परिणामस्वरूप, वे और अधिक झटकों का सामना करने के लिए अरक्षित रहते हैं। इनमें कुछ अर्थव्यवस्थाओं में अत्यधिक तेजी आ जाना, वैश्विक असंतुलनों का अराजक ढंग से खुल जाना, वैश्विक तेल आपूर्ति में अचानक रुकावट आना, और ऐसे अन्य मालों की कीमतों में गिरावट आना शामिल है जो अनेक विकासशील देशों में आय को सहारा देते रहे हैं।"

विकासशील देशों को पूंजी प्रवाह में वृद्धि की उत्साहजनक प्रवृत्ति के बीच, इन देशों में अंतरराष्ट्रीय ऋण तक पहुंच में अंतर मौजूद है। एक समूह ऐसा है जो 2002 से नियमित रूप से बांड जारी कर रहा है। इसमें चीन, चीले, हंगरी, मलेशिया, मेक्सिको, पोलैंड, रूस और थाईलैंड जैसे "स्टार" शामिल हैं, जिन्हें निवेश-योग्य का दर्जा मिला हुआ है, और विकासशील देशों के समग्र बांड निर्गमों के औसत से काफी कम बांड फैलाव का लाभ उठाते हैं। एक अन्य समूह ऐसा है जिसे निर्यात, प्रेषित धनराशियों या अवशोषक उद्योगों जैसी राजस्व की सुपरिभाषित धाराओं के कारण बैंक के ऋणों तक पहुंच प्राप्त है, लेकिन बांड बाजारों तक उसकी पहुंच नहीं है। निम्न आय वाले देशों का एक तीसरा समूह है जिसकी अल्पकालिक व्यापारिक वित्त या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अलावा निजी पूंजी तक कोई पहुंच नहीं है, और जो पूंजी की अपनी दीर्घकालिक आवश्यकताओं के लिए मुख्यतः सरकारी वित्तपोषण पर निर्भर करते हैं।

इस अंतिम समूह को विकास सहायता तथा ऋण राहत से लाभ मिला। दानकर्ताओं ने 2005 में आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) को बढ़ाकर अपनी सकल राष्ट्रीय आय का 0.33 प्रतिशत कर दिया, जो 2001 में 0.22 प्रतिशत से अधिक और 1990 के दशक के शुरू में 0.34 के ऊंचे आंकड़े से कुछ ही कम था। 27 अरब डालर की रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी का अधिकांश भाग केवल दो देशों, इराक और नाइजीरिया, को दी गई ऋण राहत का परिणाम है। फिर भी, यह प्रवृत्ति संकेत करती है कि दानकर्ता सहायता के लिए अपने प्रयासों को बढ़ा रहे हैं। संभावना है कि ऋण राहत में कमी आने के साथ, 2005 में 106.5 अरब डालर के रिकॉर्ड स्तर के मुकाबले 2006-07 में ओडीए में गिरावट आएगी, लेकिन यह क्रमशः फिर बढ़ते-बढ़ते 2010 में सकल राष्ट्रीय आय के 0.36 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। दानकर्ता 2010 तक ओडीए में होने वाली 50 अरब डालर की बढ़ोत्तरी का कम से कम आधा हिस्सा उप-सहारा अफ्रीका को देना चाहते हैं, जिससे उस क्षेत्र को मिलने वाली सहायता दोगुनी हो जाएगी। इसके अलावा, भारी ऋणग्रस्त निर्धन देश पहलकदमी (एचआईपीसी) और ऋण में कमी लाने की बहुपक्षीय पहलकदमी (एमडीआरआई) के अंतर्गत दी जाने वाली ऋण राहत निर्धन देशों पर ऋण एवं ब्याज चुकाने के बोझ को काफी कम कर देगा, तथा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को समर्थन देने के लिए आवश्यक अतिरिक्त वित्त प्रदान करेगा। 
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